
 

भारत सरकार 
श्रम और रोजगार मंत्रालय 

लोक सभा 
अतारांककत प्रश्न संख्या- 5935 

सोमवार, 30 मार्च, 2026/9 रै्त्र, 1948 (शक) 
 
 

श्रमबल भागीदारी में लैंगगक असमानताएँ 
 

5935.  श्रीमती सुप्रप्रया सुले: 
श्री धैयचशील राजससहं मोहहते पाटील: 

 

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कक: 
 

(क)  क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में ववननमााण, सेवाओं, कृवर्ष और 
सरकारी रोजगार जैसे क्षेत्रों में श्रमबल भागीदारी में लैंगगक असमानताओं का कोई 
हाललया आकलन ककया है और यदद हााँ, तो तत्संबधंी ज़िला-वार ब्यौरा क्या है; 

(ख)  क्या मुंबई और पुणे जैसे प्रमुख शहरी कें द्रों में उच्च मदहला साक्षरता के बावजूद 
मदहला श्रमबल भागीदारी उल्लेखनीय रूप से कम बनी हुई है और यदद हााँ, तो इसके 
कारण क् या हैं; 

(ग) क्या सरकार ने उक्त राज्य में मदहलाओं के औपचाररक रोजगार, कौशल ववकास तथा 
उद्यलमता में भागीदारी बढाने हेतु लक्षक्षत कायाक्रम प्रारंभ ककए हैं और यदद हााँ, तो 
तत्संबंधी ब्यौरा क् या है; 

(घ)  मदहलाओं के ललए रोजगार के अवसरों, कायास्थल सुरक्षा, बाल देखभाल सुववधाओं और 
लचीली काया व्यवस्था का ववस्तार करने के ललए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का 
ब्यौरा क् या है; और 

(ड)  क् या सरकार का महाराष्ट्र में उद्योगों को मदहलाओं के रोजगार में वदृ्गध हेतु ववशेर्ष 
प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है और यदद हााँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क् या है? 

 

उत्तर 
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री  
 (सुश्री शोभा कारान्दलाजे) 

 

(क) स े (ड.): रोजगार और बेरोजगारी का आगधकाररक डाटा आवगधक श्रम बल सवेक्षण 
(पीएलएफएस) द्वारा एकत्र ककया जाता है जजस ेसांजययकी और कायाक्रम कायाान्वयन मंत्रालय 
(एमओएसपीआई) द्वारा वर्षा 2017-18 से आयोजजत ककया जा रहा है।  

 

नवीनतम वावर्षाक पीएलएफएस ररपोटों के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में 15 वर्षा और उससे 
अगधक आयु की मदहलाओं की सामान्य जस्थनत के आधार पर अनुमाननत श्रम बल भागीदारी 
दर (एलएफपीआर) वर्षा 2017-18 में 20.4% से बढकर वर्षा 2023-24 में 28.0% हो गई है 
और देश में 15 वर्षा और उससे अगधक आयु की मदहलाओं का सामान्य जस्थनत के आधार पर 
रोजगार दशााने वाला अनुमाननत कामगार जनसंयया अनुपात (डब्ल्यूपीआर) वर्षा 2017-18 में 
22.0% से बढकर वर्षा 2023-24 में 40.3% हो गया है।  
 



 

इसके अनतररक्त, महाराष्ट्र राज्य में (ववननमााण, सेवा और कृवर्ष क्षेत्रों सदहत) सामान्य 
जस्थनत के आधार पर 15 वर्षा और उससे अगधक आयु के पुरुर्षों के ललए अनुमाननत श्रम बल 
भागीदारी दर (एलएफपीआर) वर्षा 2021-22 में 76.4%, वर्षा 2022-23 में वर्षा 77.4% और वर्षा 
2023-24 में 77.2% थी, और इसी अवगध के दौरान 15 वर्षा और उससे अगधक आयु की 
मदहलाओं के ललए यह दर क्रमशः 38.4%, 40.7% और 40.1% थी।  

   

रोजगार सजृन के साथ-साथ ननयोजनीयता में सुधार करना सरकार की प्राथलमकता है। 
सरकार, मदहला श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) को बढावा देने के ललए ववलभन्न 
योजनाएं कायााजन्वत कर रही है। सरकार द्वारा कायााजन्वत की जा रही ववलभन्न रोजगार 
सजृन योजनाओं/कायाक्रमों का ब्यौरा https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा 
जा सकता है। 

मदहलाओं के रोजगार को प्रोत्सादहत करन ेके ललए, चार श्रम संदहताओं- वतेन संदहता, 
2019, औद्योगगक संबंध संदहता, 2020, सामाजजक सुरक्षा संदहता, 2020 और व्यावसानयक 
सुरक्षा, स्वास््य और काया दशाएं संदहता, 2020 को ददनांक 21 नवंबर 2025 से लागू कर ददया 
गया है, जजसमें 29 पूवावती श्रम कानूनों को युजक्तसंगत बनाया गया है।  

इन श्रम संदहताओं में मदहला श्रम बल भागीदारी को बढावा देने के ललए ववलभन्न 
प्रावधान हैं जैसे:- 

 

(i) कायास्थल के वववादों के समाधान में मदहलाओं की राय को शालमल करने के ललए 
लशकायत ननवारण सलमनत में उनका आनुपानतक प्रनतननगधत्व। 

(ii) 26 सप्ताह तक का सवैतननक माततृ्व अवकाश, साथ ही गोद लेने वाली और 
कमीशननगं माताओं के ललए 12 सप्ताह तथा माततृ्व अवकाश के बाद जहां संभव हो 
वहां ररमोट काया की अनुमनत देना। 

(iii) समान या समान काया के ललए वेतन और रोजगार की शतों के मामले में ललगं 
आधाररत भेदभाव का ननर्षेध। 

(iv) कामकाजी माताओं को काम और पाररवाररक जीवन के बीच संतुलन बनाने में मदद 
करने के ललए छह साल से कम उम्र के बच्चों के ललए लशशु गहृ सुववधाओं को बढावा 
देना। 
 

इसके अलावा, व्यावसानयक सुरक्षा, स्वास््य और कायादशाएं संदहता, 2020 ने 
मदहलाओं को सभी संस्थानों में सभी तरह के कामों के ललए काया करने की अनुमनत दी है 
और उनकी सहमनत से उन्हें सुबह 6 बजे स ेपहले और शाम 7 बजे के बाद भी काम पर 
रखा जा सकता है, बशत ेसुरक्षा, छुट्दटयों और काम के घंटों से जुडी शतों का पालन ककया 
जाए। यह संदहता यह भी कहती है कक ककसी भी खतरनाक या जोखखम भरे काम में 
मदहलाओं को लगाने से पहले संस्थानों को पयााप्त सुरक्षा उपाय करने होंगे। 

 
 

 
 



 
कायास्थल पर मदहलाओं की सुरक्षा सुननजचचत करने के ललए, मदहला एव ंबाल ववकास 

मंत्रालय ने एक इलेक्रॉननक प्लेटफॉमा "SHe-Box पोटाल" शुरू ककया है, जजसमें 'कायास्थल 
पर मदहलाओं के यौन उत्पीडन (रोकथाम, ननर्षेध और ननवारण) अगधननयम, 2013' (यौन 
उत्पीडन अगधननयम) के ववलभन्न प्रावधान शालमल हैं। 

 

सरकार, मदहला कामगारों की रोजगार क्षमता बढाने के ललए उन्हें मदहला औद्योगगक 
प्रलशक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसानयक प्रलशक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसानयक प्रलशक्षण 
संस्थानों के नेटवका  के माध्यम से प्रलशक्षण प्रदान कर रही है। 

 
सरकार ने मदहलाओं के शैक्षक्षक, सामाजजक, आगथाक और राजनीनतक सशजक्तकरण के 

मुद्दे का समाधान करने के ललए जीवन-चक्र ननरंतरता के आधार पर एक बहु-आयामी 
दृजष्ट्टकोण अपनाया है। पररणामस्वरूप, एक नए भारत के दृजष्ट्टकोण के साथ, भारत मदहलाओ ं
के ववकास से मदहलाओं के नेततृ्व वाले ववकास में तेजी से पररवतान देख रहा है, जहां 
मदहलाएं तेज गनत और सतत राष्ट्रीय ववकास का मागा प्रशस्त कर रही हैं।  

 

सरकार ने कंपनी अगधननयम, 2013 में भी ऐसे प्रावधान ककए हैं, जजनके तहत 
कंपननयों के ललए कम से कम एक मदहला ननदेशक का होना अननवाया है। 

 
इसके अनतररक्त, कें द्रीय बजट (2024-25) में, कायाबल में मदहलाओं की भागीदारी 

बढाने के ललए उद्योग जगत के सहयोग से कामकाजी मदहला हॉस्टलों और लशशुगहृ की 
स्थापना की घोर्षणा की गई। 
 

इसके अलावा, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने जनवरी, 2024 में "मदहला कायाबल 
भागीदारी को बढावा देने के ललए ननयोक्ताओं के ललए परामलशाका" जारी की। इस परामलशाका 
में अन्य बातों के साथ-साथ पुरुर्षों और मदहलाओं दोनों के ललए रोजगार और देखभाल की 
जजम्मेदाररयों के बीच संतुलन की आवचयकता का उल्लेख ककया गया है, जजसमें वपततृ्व 
अवकाश, अलभभावकीय अवकाश, पाररवाररक आपातकालीन छुट्टी और लचीली कामकाजी 
व्यवस्था जैसे पररवार अनुकूल उपाय शालमल हैं। 

 

***** 


